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एकीकृत शीत शृंखला और मूल्य संवर्धन 
अवसंरचना(ICCVAI)
संदर्भ

•	 फसल कटाई के पश्चात होने वाली हानि भारत में एक 
महत्वपरू्ण चनुौती बने हुए हैं, विशषे रूप से नाशपाती 
वस्तुओ ंके लिए, और एकीकृत शीत शृखंला एवं मलू्य 
संवर्धन अवसंरचना की आवश्यकता ह।ै

फसल कटाई के पश्चात हानि का पैमाना 

•	 भारत वैश्विक कृषि उत्पादन में दसूरे स्थान पर ह,ै लेकिन 
वैश्विक कृषि निर्यात में इसकी हिस्सेदारी केवल 2.4% 
ह,ै जिससे यह विश्व में आठवें स्थान पर आता ह।ै 

•	 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मतं्रालय की 2022 की एक 
रिपोर्ट के अनसुार, भारत में फसल कटाई के पश्चात की 
हानि प्रतिवर्ष लगभग ₹1,52,790 करोड़ ह।ै 

•	 सबसे अधिक हानि नाशपाती वस्तुओ ंसे होता ह,ै जिसमें 
अडें, मछली एवं मांस जैसे पश ुउत्पाद (22%), फल 
(19%) और सब्जियाँ (18%) शामिल हैं।

फसल कटाई के पश्चात हानि के कारण 

•	 कटाई में अक्षमता: समय से पहले या दरे से कटाई से 
गणुवत्ता और मात्रा दोनों में कमी आती ह।ै 

•	 यंत्रीकरण की कमी: कटाई मशीनों की सीमित 
उपलब्धता से हानि और बिखराव होता ह।ै 

•	 अपर्याप्त बाजार पहंुच और मूल्य समर्थन: छोटे 
किसान प्रायः तरलता की कमी और गोदाम रसीदों की 
अनपुलब्धता के कारण कटाई के तरंुत बाद उत्पाद बेच 
दतेे हैं। 

	� इससे संकटग्रस्त बिक्री होती ह ैऔर उचित भडंारण 
या कटाई के बाद की प्रक्रिया में निवेश हतोत्साहित 
होता ह।ै 

•	 कीट और रोग का हमला: अपर्याप्त कीट नियत्रण से 
फसल खराब होती ह।ै 

•	 अपर्याप्त अवसरंचना: शीत शृखंला, गोदामों, और 
नमी-रोधी साइलो की कमी से खाद्य वस्तुओ ंके सड़ने/
गलने की समस्या होती ह।ै 

•	 परिवहन बाधाए:ँ सड़क अवसंरचना सदुृढ़ नहीं ह ैऔर 
प्रशीतित परिवहन की कमी ह।ै

चिताएँ 

•	 प्रत्यक्ष जीडीपी हानि: भारत में खाद्य हानि से प्रतिवर्ष 
₹1.5 लाख करोड़ का जीडीपी हानि होती ह,ै जिसे 
अधिक कुशल और लचीली खाद्य प्रणालियों के माध्यम 
से रोका जा सकता ह।ै 

•	 किसानों की आय: उत्पाद के खराब होने और बर्बादी 
के कारण लाभप्रदता में कमी आती ह।ै 

•	 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन: अनाज, विशषे रूप से धान 
में मामलूी प्रतिशत हानि भी प्रतिवर्ष 10 मिलियन टन 
से अधिक CO₂ समतलु्य उत्सर्जन में बदल जाता ह,ै 
क्योंकि धान में मीथेन की तीव्रता अधिक होती ह।ै 

	� पश ुउत्पादों का हानि भी उतना ही हानिकारक ह ै
क्योंकि इनका संसाधन पदचिह्न भारी होता ह।ै 

•	 सरकारी योजनाओ ं पर भार: खाद्य अपव्यय का 
प्रभाव सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पोषण मिशनों 
जैसी खाद्य सरुक्षा योजनाओ ंपर भी पड़ता ह।ै 

•	 ससंाधनों की हानि: इन खाद्य फसलों का उत्पादन 
जल आपरू्ति, ऊर्जा, उर्वरक, भमूि और श्रम का समन्वित 
परिणाम होता ह।ै 

	� खाद्य की हानि का अर्थ ह ैजल, ऊर्जा, उर्वरक और 
भमूि आदि की बर्बादी।

सरकारी पहलें 

•	 एकीकृत शीत शंृखला और मूल्य सवंर्धन 
अवसरंचना योजना (ICCVAI): खाद्य प्रसंस्करण 
उद्योग मतं्रालय (MoFPI) प्रधानमतं्री किसान संपदा 
योजना (PMKSY) के अतंर्गत ICCVAI योजना 
चलाता ह।ै 

	� यह योजना बागवानी, डेयरी, मांस, पोल्ट्री और 
समदु्री उत्पादों सहित कई क्षेत्रों को शामिल करती 
ह,ै जिससे कृषि एवं संबद्ध उद्योगों के लिए महत्वपरू्ण 
नाशपाती वस्तुओ ंकी व्यापक श्रेणी को संबोधित 
किया जाता ह।ै

•	 बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन 
(MIDH): MIDH के अतंर्गत दशेभर में 5,000 
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मीट्रिक टन क्षमता तक के कोल्ड स्टोरेज के निर्माण, 
विस्तार और आधनुिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी 
गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती ह।ै 

	� ये परियोजनाए ंराज्यों और कें द्र शासित प्रदशेों द्वारा 
प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजनाओ ंके आधार पर लाग ू
की जाती हैं।

•	 ऑपरेशन ग्रीन्स योजना: यह एक कें द्रीय क्षेत्र योजना 
ह ैजिसे MoFPI द्वारा 2018-19 से प्रधानमतं्री किसान 
संपदा योजना के अतंर्गत लाग ूकिया जा रहा ह,ै जिसका 
उद्देश्य किसानों की मलू्य प्राप्ति को बढ़ाना और फसल 
कटाई के बाद हानि को कम करना ह।ै

•	 कृषि अवसरंचना निधि (AIF): यह निधि फसल 
कटाई के बाद प्रबंधन और सामदुायिक खतेी की 
संपत्तियों जैसे कोल्ड स्टोरेज, गोदाम एवं प्रसंस्करण 
इकाइयों के निर्माण को सवुिधाजनक बनाने का लक्ष्य 
रखती ह।ै 

	� सभी पात्र लाभार्थी ₹2 करोड़ तक के बिना जमानत 
वाले टर्म लोन प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही टर्म लोन 
पर प्रति वर्ष 3% की ब्याज सब्सिडी भी मिलती ह।ै

•	 PMKSY के अंतर्गत बजटीय आवंटन में वदृ्धि 
(2025): कें द्रीय मतं्रिमडंल ने 2025 में PMKSY के 
लिए ₹1,920 करोड़ की अतिरिक्त राशि को स्वीकृति 
दी, जिससे 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए कुल आवंटन 
₹6,520 करोड़ हो गया। 

	� यह महत्वपरू्ण वदृ्धि शीत शृखंला अवसंरचना 
के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सरकार की मजबतू 
प्रतिबद्धता को दर्शाती ह।ै

उपलब्धियाँ और प्रगति 

निष्कर्ष 

•	 इस योजना का विकास अनकूुली शासन का उदाहरण ह।ै 

•	 2025 के बजट में वदृ्धि सरकार के शीत शृखंला 
अवसंरचना को सदुृढ़ करने और इसके प्रभाव को बढ़ाने 
के फोकस को दर्शाती ह।ै 

•	 कृषि विपणन सधुारों के साथ जडु़ाव को सदुृढ़ करने 
से किसानों को मिलने वाले लाभों को और बढ़ाया 
जा सकता ह,ै जिसमें किसानों की आय दोगनुी करना 
(DFI) भी शामिल ह।ै

Source: PIB

भारत द्वारा ISA सभा में प्रमुख वैश्विक सौर 
पहलें प्रारंभ
संदर्भ

•	 भारत ने अतंर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के आठवें सत्र 
में विश्व को स्वच्छ, न्यायसंगत और परिपत्र सौर ऊर्जा 
प्रणालियों की ओर तीव्रता से ले जाने के लिए प्रमखु 
वैश्विक पहलों का एक सेट लॉन्च किया।

प्रारंभ की गई पहलें 

•	 सनराइज़ प्लेटफ़ॉर्म (SUNRISE): सोलर 
अपसाइक्लिंग नेटवर्क  फॉर रीसाइक्लिंग सरकारों, 
उद्योगों और नवप्रवर्तकों को जोड़कर सौर अपशिष्ट में 
निहित मलू्य को उजागर करेगा। 

	� पनुर्चक्रण और अपसाइक्लिंग को बढ़ावा दकेर, 
सनराइज़ का उद्देश्य सौर ऊर्जा तैनाती को वास्तव 
में सतत बनाना ह।ै

•	 वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (OSOWOG): यह 
योजना परू्वी एशिया-दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया-
मध्य परू्व, मध्य परू्व-यरूोप और यरूोप-अफ्रीका के बीच 
प्राथमिक लिक की पहचान करती ह,ै जिससे आगामी 
दशक में स्वच्छ ऊर्जा व्यापार एवं ऊर्जा लचीलापन को 
बढ़ावा मिलेगा।

•	 वैश्विक क्षमता कें द्र (GCC): यह एक हब-एडं-स्पोक 
नेटवर्क  ह ैजो नए सोलर टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन रिसोर्स 
सेंटर (STAR-C) मॉडल के अतंर्गत राष्ट्रीय अनसुंधान 
और प्रशिक्षण संस्थानों को जोड़ता ह।ै 
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	� GCC का उद्देश्य ISA अकादमी के माध्यम से 
अनसुंधान एवं विकास, नवाचार एवं डिजिटल 
क्षमता निर्माण को बढ़ावा दनेा ह।ै

•	 SIDS खरीद प्लेटफ़ॉर्म: इसे ISA और विश्व बैंक 
समहू द्वारा संयकु्त रूप से विकसित किया गया ह।ै 

	� हस्ताक्षर ने 16 सदस्य दशेों की प्रतिबद्धता को 
दोहराया ह ै कि वे समन्वित खरीद, डिजिटल 
एकीकरण और क्षमता निर्माण के माध्यम से 
सौर ऊर्जा तैनाती को आगे बढ़ाएगंे ताकि ऊर्जा 
लचीलापन बढ़ाया जा सके।

महत्त्व 

•	 ये पहलें ISA के लिए समर्थन से क्रियान्वयन की दिशा 
में एक महत्वपरू्ण बदलाव को चिह्नित करती हैं। 

•	 ये पहलें वैश्विक दक्षिण में सौर ऊर्जा को सलुभ, किफायती 
और सतत बनाने के ISA के मिशन को सदुृढ़ करती हैं। 

•	 COP30 (ब्राज़ील) से पहले की गई ये घोषणाए ं यह 
संकेत दतेी हैं कि भारत वैश्विक दक्षिण को सौर क्रांति के 
कें द्र में लाने का प्रयोजन रखता ह।ै 

•	 इन पहलों के माध्यम से, ISA दशेों को पायलट से 
स्के ल तक ले जाने में सहायता कर रहा ह ै— एक सौर-
संचालित, समावेशी और पनुर्योजी भविष्य का निर्माण 
करते हुए।

अंतर्राष्ट् रीय सौर गठबंधन (ISA) 

•	 यह एक संधि-आधारित अतंर-सरकारी संगठन ह,ै 
जिसे 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा COP21 शिखर 
सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। 

•	 उद्देश्य: ऊर्जा पहुचं और जलवाय ुपरिवर्तन के लिए सौर 
ऊर्जा को एक सतत समाधान के रूप में बढ़ावा दनेा, 
और 2030 तक सौर निवेश में 1 ट्रिलियन अमरेिकी 
डॉलर जटुाने का लक्ष्य। 

•	 सदस्य: ISA के अब 125 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता 
दशे हैं, जो मिनी-ग्रिड, ग्रामीण विद्युतीकरण और सौर 
वित्तपोषण पर परियोजनाए ंचला रह ेहैं। 

	� शरुुआत में विकासशील दशेों पर कें द्रित, ISA के 
फ्रे मवर्क  एग्रीमेंट को 2020 में संशोधित किया गया 

ताकि सभी संयकु्त राष्ट्र सदस्य दशे इसमें शामिल 
हो सकें । 

	� ISA का मखु्यालय भारत के गरुुग्राम में ह,ै और यह 
दशे में स्थापित प्रथम अतंर्राष्ट्रीय संगठन ह।ै

ISA की भविष्य की परियोजनाओ ंकी रूपरेखा 

•	 ईज़ ऑफ डूइगं सोलर (EODS): यह बताता ह ैकि 
2024 में ऊर्जा संक्रमण में वैश्विक निवेश 2083 बिलियन 
अमरेिकी डॉलर तक पहुचं गया, जिसमें ISA सदस्य 
दशेों का योगदान 861.2 बिलियन अमरेिकी डॉलर रहा। 

	� नवीकरणीय ऊर्जा में 725 बिलियन अमरेिकी डॉलर 
का निवेश हुआ, जिसमें से सौर ऊर्जा का हिस्सा 
521 बिलियन अमरेिकी डॉलर रहा — जिससे यह 
वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन का प्रमखु चालक बन गया।

•	 सोलर कंपास – एकीकृत पीवी अनुप्रयोगों पर 
विशेष अंक: यह रेखांकित करता ह ै कि अब सौर 
नवाचार में वैश्विक दक्षिण के नेततृ्व का समय ह।ै 

	� विकासशील दशेों में लगभग 70% भवनों का 
निर्माण अभी बाकी ह,ै और बिल्डिंग-इटंीग्रेटेड 
फोटोवोल्टिक्स(BIPV) भविष्य के बनुियादी ढांच े
में सौर ऊर्जा को एकीकृत करने का एक परिवर्तनकारी 
अवसर प्रदान करता ह।ै

•	 वैश्विक फ्लोटिग सोलर फ्रे मवर्क  परियोजनाए:ं 
आगामी दशक में वैश्विक फ्लोटिग सोलर क्षमता तीव्रता 
से बढ़ेगी, जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र इस वदृ्धि का नेततृ्व 
करेगा। 

	� यह फ्रे मवर्क  दशेों को उनकी भौगोलिक, बाजार 
और सामाजिक परिस्थितियों के अनरुूप रणनीतियाँ 
विकसित करने के उपकरण प्रदान करता ह।ै

•	 अफ्रीका में सोलर पीवी कौशल और नौकरियों की 
परियोजनाए:ं महाद्वीप की सौर कार्यबल 226,000 से 
बढ़कर 2050 तक 2.5–4.2 मिलियन तक पहुचंने की 
सम्भावना ह।ै 

	� इस वदृ्धि को तकनीशियन आगे बढ़ाएगंे, जिनकी 
संख्या 1.3 मिलियन तक हो सकती ह,ै और छोटे 
पैमाने की प्रणालियाँ सभी रोजगारों का 55% हिस्सा 
बनेंगी।

Source: DTE
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भारत में शहरी नियोजन पर पुनर्विचार
संदर्भ

•	 भारत के शहरी कें द्रों को प्रतिक्रियाशील स्थानों से 
विकास के सक्रिय इजंन में बदलने की आवश्यकता ह ै
और भमूि उपयोग ज़ोनिंग पर ध्यान कें द्रित करना चाहिए, 
क्योंकि यह विकसित भारत की दृष्टि के अतंर्गत 2047 
तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा 
रखता ह।ै

भारत में शहरी नियोजन की आवश्यकता और शहरो ं
की रणनीतिक भूमिका

•	  आर्थिक विकास: भारत के शहर दशे के GDP में 
63% से अधिक योगदान दतेे हैं और 2030 तक यह 
75% तक पहुचंने की संभावना ह।ै 

	� शहरी नियोजन यह सनुिश्चित करता ह ै कि यह 
विकास स्थानिक रूप से कुशल और आर थ्िक रूप 
से समावेशी हो।

•	  जनसखं्या वदृ्धि: वर्तमान में 400 मिलियन से अधिक 
लोग शहरों में रहते हैं, और यह संख्या 2036 तक 
लगभग 600 मिलियन तथा 2050 तक 800 मिलियन 
तक पहुचंने की संभावना ह।ै 

	� इस घनत्व, अवसंरचना और सेवाओ ंके प्रबंधन के 
लिए नियोजन आवश्यक ह।ै

•	  जलवायु कार्रवाई में अग्रणी भूमिका: भारत ने 
2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का संकल्प 
लिया ह,ै जिसके लिए शहरी नेततृ्व आवश्यक ह।ै 

	� शहर ऊर्जा की भारी खपत करते हैं और ग्रीनहाउस 
गैस उत्सर्जन में महत्वपरू्ण योगदान दतेे हैं। 

	� इसलिए, उन्हें निम्न-कार्बन विकास, कुशल ऊर्जा 
उपयोग और सतत अवसंरचना को बढ़ावा दनेे 
वाली जलवाय ुकार्य योजनाओ ंको एकीकृत करना 
चाहिए।

क्या आप जानते हैं?

•	 शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)/
शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य ह ै (भारत के 
संविधान की 12वीं अनसुचूी)। 

•	 MoHUA विभिन्न योजनाओ ं जैसे AMRUT 
के माध्यम से राज्यों/ULBs को क्षमता निर्माण 
गतिविधियों में समर्थन द े रहा ह,ै जिससे ULB के 
कार्यकर्ताओ,ं निर्वाचित प्रतिनिधियों आदि की 
क्षमताओ ंमें सधुार हो सके।

पारंपरिक शहरी नियोजन की सीमाएं

•	 ऐतिहासिक रूप से, भारत में शहरी नियोजन स्थिर 
मास्टर योजनाओ ंके आस-पास रहा ह,ै जो आवासीय, 
वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग के लिए भमूि 
आवंटन को प्राथमिकता दतेी हैं। हालांकि, यह दृष्टिकोण 
आधनुिक शहरीकरण की गतिशील चनुौतियों के साथ 
तालमले नहीं रख पाया ह,ै जैसे:

	�  खंडित शासन व्यवस्था: शहरों में अधिकार क्षेत्रों 
की ओवरलैपिंग और कमजोर स्थानीय शासन के 
कारण समन्वित नियोजन कठिन हो जाता ह।ै  

	� गतिशीलता और परिवहन एकीकरण: शहर 
तीव्रता से बढ़ रह े हैं, लेकिन एकीकृत परिवहन 
नियोजन के अभाव में जाम और प्रदषूण बढ़ते हैं।  

	� पर्यावरणीय दबाव: तीव्र शहरी विस्तार के कारण 
जल संकट, वाय ु प्रदषूण और गर्मी का तनाव 
बढ़ा ह,ै जिससे एकीकृत पर्यावरणीय नियोजन की 
आवश्यकता ह।ै  

	� सामाजिक अवसरंचना और असमानता: 
स्वास्थ्य, शिक्षा और सस्ती आवास जैसी सवुिधाए ं
प्रायः बाद में आती हैं, जिससे असमान शहरी 
विकास होता ह।ै  

	� आर्थिक गतिशीलता: भमूि उपयोग योजनाए ं
आर थ्िक क्लस्टर, नवाचार कें द्रों या रोजगार क्षेत्रों को 
शामिल नहीं करतीं जो शहरी समदृ्धि को बढ़ाते हैं।  

•	 वित्तीय अंतराल: शहरों को कम अवशोषण क्षमता, 
खडंित शासन और वाणिज्यिक वित्त तक सीमित पहुचं 
की समस्या ह।ै 

	� विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनसुार, 2036 तक 
शहरी अवसंरचना की मांग को परूा करने के लिए 
₹70 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी।
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एक नए दृष्टिकोण की ओर: शहरी नियोजन का 
पुनर्विचार

•	  आर्थिक दृष्टि को आधार बनाना: शहरी नियोजन 
को 20–50 वर्षों की शहर-स्तरीय आर थ्िक दृष्टि से शरुू 
करना चाहिए। 

	� इसमें आर थ्िक प्रेरकों की पहचान, रोजगार सजृन 
की संभावना और भमूि उपयोग व अवसंरचना 
आवश्यकताओ ंका संरेखण शामिल ह।ै

•	  प्राकृतिक ससंाधनों का बजट निर्धारण: प्रत्येक 
शहर को अपनी प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और 
वहन क्षमता का आकलन करना चाहिए। 

	� शहरी योजनाओ ं में जल, ऊर्जा और अपशिष्ट के 
लिए संसाधन बजटिग को शामिल करना चाहिए, 
साथ ही मांग प्रबंधन एवं परिपत्र अर्थव्यवस्था 
सिद्धांतों को बढ़ावा दनेा चाहिए।

•	  जलवायु कार्रवाई का एकीकरण: शहरों को उत्सर्जन 
में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने और लचीलापन 
निर्माण की रणनीतियों को रेखांकित करने वाली जलवाय ु
कार्य योजनाए ंबनानी चाहिए। 

	� ये योजनाए ं2030 तक ग्रीनहाउस गैस में कमी और 
2070 तक नेट ज़ीरो के राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ 
संरेखित होनी चाहिए।

•	  पर्यावरण और गतिशीलता नियोजन: शहरी पर्यावरण 
प्रबंधन में वाय ुप्रदषूण नियत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन और 
हरित अवसंरचना को शामिल करना चाहिए। 

	� एक व्यापक गतिशीलता योजना सार्वजनिक 
परिवहन, साइक्लिंग और पैदल चलने को बढ़ावा 
दनेी चाहिए ताकि जाम एवं उत्सर्जन कम हो सके, 
सतत परिवहन सिद्धांतों के अनरुूप।

•	 क्षेत्रीय और छोटे शहरों का एकीकरण: शहरी 
अर्थव्यवस्थाए ंनगरपालिका सीमाओ ंसे परे फैली होती हैं। 

	� इसलिए, नियोजन को क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाना 
चाहिए, जिससे शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाए ं
एकीकृत हो सकें । 

	� छोटे शहर, जिनकी भमूि लागत कम होती ह,ै 
विनिर्माण और औद्योगिक विस्तार के लिए अपार 
संभावनाए ंरखते हैं।

•	 डेटा-आधारित निर्णय लेना: GIS मपैिंग, रीयल-
टाइम एनालिटिक्स और स्मार्ट सिटी टूल्स अनकूुली 
नियोजन को सक्षम बना सकते हैं।

संस्थागत और शैक्षिक सुधार

•	  सशंोधित नियोजन कानून: शहरी योजनाओ ं में 
आर थ्िक, पर्यावरणीय और क्षेत्रीय एकीकरण को सक्षम 
करने के लिए।  

•	 क्षमता निर्माण: नियोजन और वास्तुकला में शकै्षिक 
पाठ्यक्रमों को अद्यतन करना ताकि पेशवेरों को 
आर थ्िक, पर्यावरणीय और तकनीकी चनुौतियों के लिए 
तैयार किया जा सके।  

•	 अंतःविषय सहयोग: अर्थशास्त्रियों, पर्यावरण वैज्ञानिकों 
और शहरी योजनाकारों के बीच साझदेारी को प्रोत्साहित 
करना ताकि समग्र विकास रणनीतियां बन सकें ।

सरकार द्वारा संचालित नियोजन सुधार

•	  नीति आयोग की 2021 रिपोर्ट: अखिल भारतीय 
शहरी और क्षेत्रीय नियोजन सेवा बनाने, टाउन एडं कंट्री 
प्लानिंग अधिनियमों में सधुार एवं शहरी नियोजन शिक्षा 
को सदुृढ़ करने की सिफारिश करती ह।ै  

•	 MoHUA की पहलें: URDPFI और मॉडल बिल्डिंग 
बाय-लॉज़ के माध्यम से मतं्रालय भमूि उपयोग दक्षता, 
स्थायित्व एवं वहनीयता को बढ़ावा दतेा ह।ै  

•	 भारत अवसरंचना रिपोर्ट 2023: शहरी पनुर्विकास, 
सतत विकास और संस्थागत क्षमता निर्माण की 
आवश्यकता पर बल दतेी ह।ै  

•	 पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान: परिवहन, 
लॉजिस्टिक्स और शहरी नियोजन को एकीकृत करने 
वाली बहु-मोडल अवसंरचना रणनीति ह,ै जो निर्बाध 
कनेक्टिविटी सनुिश्चित करती ह।ै  

•	 स्मार्ट सिटी मिशन: प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन, कुशल 
सार्वजनिक सेवाओ ं और सतत शहरी डिज़ाइन के 
माध्यम से जीवन की गणुवत्ता में सधुार लाने का उद्देश्य।  

•	 शहरी अवसरंचना निवेश: भारत अपने GDP का 
3.3% अवसंरचना पर व्यय कर रहा ह,ै जिसमें सड़कों, 
रेलवे और शहरी परिवहन पर विशषे ध्यान ह।ै

Source: IE
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कें द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उर्वरक सब्सिडी 
बढ़ाने का निर्णय
समाचार में

•	 कें द्रीय मतं्रिमडंल ने उर्वरक विभाग के उस प्रस्ताव 
को स्वीकृति दी ह ै जिसमें रबी सीजन 2025-26 
(01.10.2025 से 31.03.2026 तक) के लिए 
फॉस्फेटि क और पोटैशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक 
तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें तय करने की बात 
कही गई ह।ै

प्रस्ताव के बारे में

•	 सरकार किसानों को उर्वरक निर्माता/आयातकों के 
माध्यम से सब्सिडी दरों पर DAP सहित 28 ग्रेड के 
P&K उर्वरक उपलब्ध करा रही ह।ै

•	  P&K उर्वरकों पर सब्सिडी NBS योजना के अतंर्गत 
दी जाती ह,ै जो 01.04.2010 से प्रभावी ह।ै 

•	 किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनरुूप, सरकार किसानों 
को किफायती दरों पर P&K उर्वरकों की उपलब्धता 
सनुिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध ह।ै 

•	 यह सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को स्वीकृत और 
अधिसचूित दरों के अनसुार प्रदान की जाएगी।

सब्सिडी वृद्धि के पीछे कारण

•	  वैश्विक मूल्य अस्थिरता: यरूिया, DAP, MOP और 
सल्फर जैसे कच्चे माल की अतंरराष्ट्रीय कीमतों में वदृ्धि 
के कारण उर्वरकों के आयात की लागत बढ़ गई ह।ै 

	� यह सब्सिडी किसानों को इन वैश्विक आघातों से 
राहत दनेे के उद्देश्य से दी जा रही ह।ै

•	  पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना: 
NBS ढांच ेके अतंर्गत , सरकार पोषक तत्वों की मात्रा 
और बाजार की स्थिति के आधार पर सब्सिडी दरों को 
समायोजित करती ह।ै वर्तमान संशोधन आयात लागत 
और पोषक तत्वों की आवश्यकताओ ंको दर्शाता ह।ै

•	  किसान कल्याण और खाद्य सरुक्षा: समय पर और 
किफायती दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता फसल उत्पादन 
बनाए रखने और ग्रामीण आजीविका को समर्थन दनेे के 
लिए अत्यंत आवश्यक ह,ै विशषे रूप से रबी सीजन में 
जब गेहू,ं दालें एवं तिलहन बोए जाते हैं।

अपेक्षित परिणाम

•	  फसल उत्पादकता में वदृ्धि: संतलुित पोषक तत्वों की 
समय पर उपलब्धता से फसल की वदृ्धि और उत्पादन 
में सधुार होगा।  

•	 किसानों के लिए मूल्य स्थिरता: यह सब्सिडी किसानों 
को बाजार की अस्थिरता से बचाएगी और लागत का 
भार कम करेगी। 

•	  ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: कृषि उत्पादन में 
वदृ्धि से ग्रामीण मांग और रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा।

सुझाव और आगे की राह

•	 भारत ने हाल के वर्षों में यरूिया उत्पादन क्षमता में वदृ्धि 
की ह।ै 

•	 स्वदशेी निर्माण में निरंतर निवेश से आयात पर निर्भरता 
कम होगी। 

•	 रबी 2025 के लिए उर्वरक सब्सिडी में वदृ्धि एक 
रणनीतिक हस्तक्षेप ह ै जो कृषि इनपटु लागत को 
स्थिर करने, किसानों को समर्थन दनेे और वैश्विक 
अनिश्चितताओ ंके बीच खाद्य सरुक्षा सनुिश्चित करने का 
प्रयास ह।ै 

•	 जैसे-जैसे भारत जलवाय ु चनुौतियों और बाजार की 
अस्थिरता से सामना कर रहा ह,ै ऐसे सक्रिय उपाय एक 
लचीली और समावेशी कृषि अर्थव्यवस्था के निर्माण में 
महत्वपरू्ण भमूिका निभाएगंे।

क्या आप जानते हैं?
•	 पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना, 

जिसे सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से लाग ू किया ह,ै 
फॉस्फेटि क और पोटैशिक (P&K) उर्वरकों—जैसे 
कि डाय-अमोनियम फॉस्फे ट (DAP)—पर उनके 
पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर एक निश्चित 
सब्सिडी प्रदान करती ह।ै 

•	 इन दरों की समीक्षा वार्षिक या अर्धवार्षिक रूप से 
की जाती ह।ै 

•	 इस योजना के अतंर्गत, P&K उर्वरक क्षेत्र को नियत्रण 
मकु्त किया गया ह,ै जिससे निर्माता और आयातक 
अधिकतम खदुरा मलू्य (MRP) को उचित स्तर पर 
तय कर सकते हैं, जो सरकारी निगरानी के अधीन 
होता ह।ै 

•	 उर्वरक उत्पादन और आयात बाजार की गतिशीलता 
द्वारा निर्देशित होते हैं।

Source :TH
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हिमालय में पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ
संदर्भ

•	 हिमालयी क्षेत्र, जिसे प्रायः तीसरा ध्रुव कहा जाता ह,ै 
को जलवाय-ुजनित आपदाओ ंसे निपटने के लिए सदुृढ़ 
प्रारंभिक चतेावनी प्रणाली (EWS) की आवश्यकता ह,ै 
क्योंकि आपदा तैयारी अभी भी अपर्याप्त ह।ै

हिमालय की बढ़ती संवेदनशीलता

•	  एक रिपोर्ट के अनसुार, 1900 से 2022 के बीच भारत 
में हुई 687 आपदाओ ंमें से लगभग 240 हिमालयी क्षेत्र 
में कें द्रित थीं।  

•	 हिमालय प्रति दशक 0.15°C–0.60°C की दर से गर्म 
हो रहा ह,ै जो वैश्विक औसत से तीव्र ह,ै जिससे यह क्षेत्र 
अधिक अनिश्चित और चरम मौसम घटनाओ ं के प्रति 
संवेदनशील होता जा रहा ह।ै  

•	 NASA के आकंड़ों के अनसुार, 2007 से 2017 के 
बीच हिमालयी क्षेत्र में 1,100 से अधिक भसू्खलन हुए।

प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS) की आवश्यकता

•	  EWS हिमालयी क्षेत्र में हिमनद झील विस्फोट बाढ़ 
(GLOFs), भसू्खलन, हिम तफूान और बादल फटने 
जैसी घटनाओ ंकी निगरानी एवं परू्वानमुान कर सकती ह।ै  

•	 रीयल-टाइम डेटा निकासी, बचाव योजना और आपदा 
प्रबंधन को सामदुायिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर 
सक्षम बनाता ह।ै  

•	 पर्वतीय शासन में EWS का एकीकरण स्थानीय 
लचीलापन को सदुृढ़ कर सकता ह ैऔर बार-बार होने 
वाली आपदाओ ंसे आर थ्िक हानि को कम कर सकता ह।ै

हिमालय में EWS स्थापित करने की चुनौतियाँ

•	  भौगोलिक जटिलता: हिमालयी चाप 2,400 किमी 
से अधिक फैला ह,ै जिसमें विविध स्थलाकृति, ऊँचाई 
और जलवाय ु स्थितियाँ शामिल हैं, जिससे एकसमान 
निगरानी कठिन हो जाती ह।ै  

•	 अवसरंचना और कनेक्टिविटी की समस्याए:ं कई 
घाटियाँ मोबाइल नेटवर्क  और सैटेलाइट कनेक्टिविटी से 
बाहर हैं, जिससे डेटा ट्रांसमिशन जटिल हो जाता ह।ै  

•	 स्वदेशी तकनीक की कमी: भारत में कम लागत 
वाली, मौसम-प्रतिरोधी, आसानी से स्थापित की जा 
सकने वाली EWS प्रणालियों की कमी ह ैजिन्हें स्थानीय 
स्तर पर बनाए रखा जा सके।  

•	 ससं्थागत अंतराल: वैज्ञानिक संस्थानों, स्थानीय 
सरकारों और आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों के बीच 
समन्वय कमजोर ह।ै 

	� अनसुंधान और क्षेत्रीय कार्यान्वयन के लिए वित्त 
पोषण सीमित ह।ै  

•	 सामुदायिक भागीदारी की कमी: स्थानीय समदुाय, 
जो प्रायः आपदा के समय पहले उत्तरदाता होते हैं, को 
निगरानी या प्रतिक्रिया तंत्र में शायद ही कभी प्रशिक्षित 
या शामिल किया जाता ह।ै

EWS में प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका

•	  AI आधारित मॉडल कई सेंसरों से प्राप्त लाइव डेटा को 
परू्वानमुान चतेावनियों में बदल सकते हैं, जिससे स्थानीय 
प्रशासन सचूित निर्णय ले सके।  

•	 सैटेलाइट निगरानी और रिमोट सेंसिग हिमनदों की 
गतिविधियों, वर्षा की तीव्रता एवं तापमान विसंगतियों 
को ट्रैक कर सकते हैं, हालांकि उच्च लागत एक चितंा 
का विषय ह।ै  

•	 ड्रोन स्थानीय मानचित्रण में सहायक हो सकते हैं, 
लेकिन तीव्र वायऔुर ऊँचाई वाले क्षेत्रों में सीमाए ंहैं।  
AI, ग्राउंड-बेस्ड सेंसर और सामदुायिक नेटवर्क  का 
एकीकरण हिमालय के लिए एक हाइब्रिड, स्के लेबल 
समाधान प्रदान कर सकता ह।ै

भारतीय पहलें

•	  पर्यावरण मतं्रालय ने हाल ही में उत्तराखडं और 
हिमाचल प्रदशे के सेब बागानों के लिए AI-सहायता 
प्राप्त ओलावषृ्टि EWS को वित्त पोषित किया ह,ै जो 
उप-किलोमीटर स्तर पर चतेावनी दनेे में सक्षम ह।ै 

•	  राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण मिशन 
(NMSHE) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 
(NDMA) जैसे परियोजनाए ंतकनीक और सामदुायिक 
तैयारी के एकीकरण को प्रोत्साहित करती हैं।
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आगे की राह

•	  स्वदेशी, कम लागत वाली EWS विकसित करें: 
स्थानीय रूप से निर्मित, मौसम-प्रतिरोधी प्रणालियों को 
बढ़ावा दें ताकि उन्हें आसानी से तैनात किया जा सके।  

•	 सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन: स्थानीय 
आबादी को EWS को संचालित करने और चतेावनियों 
पर प्रभावी प्रतिक्रिया दनेे के लिए प्रशिक्षित करें। 

•	  डेटा एकीकरण और AI का उपयोग: सैटेलाइट डेटा, 
ग्राउंड सेंसर एवं AI-आधारित मॉडल को मिलाकर 
सटीक और समयबद्ध चतेावनी सनुिश्चित करें।  

•	 सीमा-पार सहयोग: चूकंि हिमालयी नदियाँ और 
हिमनद कई दशेों द्वारा साझा किए जाते हैं, क्षेत्रीय डेटा 
साझाकरण और समन्वय आवश्यक ह।ै  

•	 नीति और वित्त पोषण को प्राथमिकता दें: कें द्र 
और राज्य सरकारों को हिमालयी आपदा लचीलापन 
को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानते हुए समर्पित निधि एवं 
संस्थागत ध्यान दनेा चाहिए।

Source: TH

वैश्विक उत्सर्जन में कटौती पेरिस लक्ष्यों से 
कम रही
संदर्भ

•	 संयकु्त राष्ट्र संश्लेषण रिपोर्ट ने पाया ह ैकि वैश्विक उत्सर्जन 
में कटौती के प्रयास पेरिस समझौते (2015) में निर्धारित 
लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल हो रह ेहैं।

रिपोर्ट द्वारा उठाई गई चिताएं

•	  यह रिपोर्ट दशेों की अद्यतन राष्ट्रीय रूप से निर्धारित 
योगदान (NDC) पर आधारित ह,ै जो जीवाश्म ईधंन 
उत्सर्जन को कम करने या कार्बन डाइऑक्साइड को 
अवशोषित करने के लिए जंगल लगाने के वाद ेहैं, जो 
2035 तक लाग ूहोंगे।  

	� रिपोर्ट 190 दशेों में से केवल 64 दशेों की प्रस्तुतियों 
पर आधारित ह।ै भारत ने अभी तक अपना अद्यतन 
NDC प्रस्तुत नहीं किया ह;ै इसकी अतंिम प्रस्तुति 
अगस्त 2022 में की गई थी।  

•	 दशे 2035 तक 2019 के स्तर की तलुना में केवल 17% 
उत्सर्जन में कटौती की दिशा में अग्रसर हैं, जो वैश्विक 
तापमान को 1.5°C या 2°C के अदंर रखने के लिए 
आवश्यक स्तर से काफी कम ह।ै  

•	 हालांकि, वैश्विक तापमान वदृ्धि को 2°C और 1.5°C 
के नीच े रखने के लिए दशेों को क्रमशः 37% और 
57% उत्सर्जन में कटौती करनी होगी (2019 के स्तर 
की तलुना में)।  

•	 ग्लोबल टिपिंग पॉइट्ंस रिपोर्ट 2025 बताती ह ैकि विश्व 
अपने पहले जलवाय ुटिपिंग पॉइटं तक पहुचं रही ह—ै
गर्म जल प्रवाल भित्तियों की व्यापक मतृ्यु।

भारत की प्रतिबद्धताएं: उत्सर्जन में कटौती

•	 भारत ने पर्यावरण के लिए जीवनशलैी (LiFE) 
मिशन शरुू किया ह ै और पेरिस समझौते के तहत 
अपने NDCs को अद्यतन किया ह।ै 

•	 अद्यतन NDC 2022 के अतंर्गत भारत ने संकल्प 
लिया ह:ै

	�  2030 तक 2005 के स्तर की तलुना में उत्सर्जन 
तीव्रता (GDP प्रति इकाई CO₂) में 45% की 
कटौती।  

	� 2030 तक स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर-
जीवाश्म ईधंन स्रोतों से आएगा।  

	� वनों और वकृ्ष आवरण को बढ़ाकर 2.5 से 3 
बिलियन टन CO₂ समतलु्य (GtCO₂e) का 
कार्बन सिंक बनाना।

GHG उत्सर्जन में कटौती की चुनौतियाँ

•	  वैश्विक चुनौतियाँ:  

	� औद्योगिक प्रतिरोध: यरूोपीय उद्योगों द्वारा 
शिथिल उत्सर्जन मानदडंों के लिए निरंतर लॉबिग।  

	� कार्बन क्रेडि ट पर निर्भरता: विदशेी कार्बन क्रेडि ट 
पर अत्यधिक निर्भरता से डीकार्बोनाइजेशन का भार 
विकासशील दशेों पर स्थानांतरित हो सकता ह।ै  

	� धीमा परिवहन सकं्रमण: स्वच्छ गतिशीलता 
तकनीकों को अपनाने में धीमी गति के कारण EU 
में सड़क परिवहन क्षेत्र से लगातार उत्सर्जन।
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•	  भारत की चुनौतियाँ:  

	� कोयले पर भारी निर्भरता: भारत के लगभग 75% 
उत्सर्जन का स्रोत अभी भी कोयला ह।ै 

	� इस्पात उद्योग का तेज़ी से विस्तार, जो अभी 
भी कोयले पर निर्भर ह,ै प्रदषूण की समस्या को 
बढ़ाता ह।ै  

•	 जलवायु लक्ष्य सदुृढ़ होने चाहिए: भारत ने जलवाय ु
लक्ष्य (NDCs) तय किए हैं, लेकिन विशषेज्ञों का कहना 
ह ैकि ये लक्ष्य 1.5°C तापमान सीमा को हासिल करने 
के लिए पर्याप्त नहीं हैं।  

•	 नीतिगत अंतराल: भारत एक कार्बन बाजार स्थापित 
कर रहा ह ै(जहां कंपनियां उत्सर्जन का अधिकार खरीद-
बेच सकती हैं), लेकिन यह अभी वैकल्पिक ह ैऔर परूी 
तरह से कार्यशील नहीं ह।ै

आगे की राह

•	  वैश्विक महत्वाकांक्षा को बढ़ाए:ं प्रमखु उत्सर्जक 
दशेों, विशषे रूप से G20 राष्ट्रों को COP30 से पहले 
अपने NDCs को वैज्ञानिक मार्गदर्शन के अनरुूप सदुृढ़ 
करना चाहिए।  

•	 नवीकरणीय ऊर्जा सकं्रमण को तीव्र करें: सौर, 
पवन, ग्रीन हाइड्रोजन और CCUS (कार्बन कैप्चर, 
उपयोग और भडंारण) क्षमता का विस्तार प्राथमिकता 
होनी चाहिए।  

•	 अनुकूलन उपायों को सदुृढ़ करें: लचीला अवसंरचना 
बनाए,ं आपदा तैयारी में सधुार करें, और प्रकृति-
आधारित समाधान को बढ़ावा दें।  

•	 जलवायु वित्त का एकत्रण: विकसित दशेों को $100 
बिलियन वार्षिक प्रतिबद्धता को परूा करना चाहिए और 
शमन व अनकूुलन के लिए रियायती वित्त का विस्तार 
करना चाहिए।  

•	 व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करें: मिशन LiFE 
जैसे अभियानों के माध्यम से सतत जीवनशलैी को 
बढ़ावा दें, जिसमें कम उपभोग और अपशिष्ट पर ध्यान 
हो।

निष्कर्ष

•	 संयकु्त राष्ट्र की रिपोर्ट COP30 से पहले एक चतेावनी 
के रूप में कार्य करती ह,ै जो दशेों से अपने NDCs 
को सदुृढ़ करने, जलवाय ुवित्त एकत्रण और अनकूुलन 
प्रयासों को तीव्र करने का आग्रह करती ह।ै 

•	 यदि पर्याप्त प्रगति नहीं हुई, तो पेरिस समझौते के 1.5°C 
और 2°C के लक्ष्य अप्राप्य रहेंगे, जिससे वैश्विक 
पारिस्थितिकी तंत्र और समदुाय गंभीर जोखिम में पड़ 
जाएगंे।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार
8वां कें द्रीय वेतन आयोग
संदर्भ

•	 प्रधानमतं्री की अध्यक्षता में कें द्रीय मतं्रिमडंल ने 8वें 
कें द्रीय वेतन आयोग की कार्यसचूी (Terms of 
Reference) को मजंरूी दी।

परिचय

•	 8वें कें द्रीय वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में 
की गई थी। 

•	 इस आयोग का उद्देश्य कें द्र सरकार के कर्मचारियों के 
वेतन और अन्य लाभों में बदलाव की समीक्षा करना 
और सिफारिशें दनेा ह।ै 

•	 यह एक अस्थायी निकाय होगा। 

•	 आयोग में एक अध्यक्ष (न्यायमरू्ति रंजना प्रकाश दसेाई), 
एक सदस्य (अशंकालिक) और एक सदस्य-सचिव 
शामिल होंगे। 

•	 यह आयोग अपनी स्थापना की तिथि से 18 महीनों के 
अदंर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

कें द्रीय वेतन आयोग

•	 कें द्रीय वेतन आयोगों का गठन समय-समय पर किया 
जाता ह ैताकि कें द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांच,े 
सेवानिवतृ्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित 
विभिन्न मदु्दों की समीक्षा की जा सके और आवश्यक 
बदलावों पर सिफारिशें दी जा सकें । 
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•	 प्रथम  वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था, 
और इसके बाद लगभग प्रत्येक 10 वर्षों में नए आयोगों 
का गठन किया गया ह।ै 

•	 इस प्रवतृ्ति को दखेते हुए, 8वें कें द्रीय वेतन आयोग की 
सिफारिशों का प्रभाव सामान्यतः 01.01.2026 से 
अपेक्षित ह।ै

Source: AIR

पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम(SNAP)
समाचार में

•	 संयकु्त राज्य अमरेिका में हजारों परिवारों को परूक पोषण 
सहायता कार्यक्रम (SNAP), जिसे सामान्यतः फूड 
स्टैम्प्स के नाम से जाना जाता ह,ै की पहुचं खोने की 
संभावना ह,ै क्योंकि अमरेिकी कृषि विभाग (USDA) 
ने वित्तीय कमी के कारण भगुतान को अस्थायी रूप से 
रोकने की घोषणा की ह।ै

पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP)

•	 SNAP अमरेिका का सबसे बड़ा खाद्य सहायता 
कार्यक्रम ह,ै जिसमें लाभार थ्ियों को रीलोडेबल डेबिट 
कार्ड दिए जाते हैं, जिनका उपयोग वे सपुरमार्के ट और 
अमजे़न ग्रोसरी जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आवश्यक 
किराने का सामान खरीदने के लिए कर सकते हैं। 

•	 यह कार्यक्रम 2008 में शरुू किया गया था, जिसने फूड 
स्टैम्प प्रोग्राम की जगह ली थी, जिसकी शरुुआत 1939 
में महामदंी के दौरान राष्ट्रपति फ्रैं कलिन डी. रूज़वेल्ट ने 
उपभोक्ता क्रय शक्ति को बढ़ाने और फसल की कीमतों 
को स्थिर करने के उद्देश्य से की थी ताकि अर्थव्यवस्था 
को पनुर्जीवित किया जा सके। 

•	 पारंपरिक रूप से इसे संघीय सरकार और राज्यों द्वारा 
50:50 के आधार पर वित्तपोषित किया जाता ह,ै जिसमें 
संघीय सरकार आमतौर पर लाभों का भगुतान करती ह ै
और राज्य कार्यक्रम के प्रशासन की लागत वहन करते 
हैं। 

•	 योग्यता उपभोक्ता मलू्य सचूकांक (CPI) के अनरुूप 
आय सीमा पर आधारित होती ह—ै2025 में व्यक्तियों 

के लिए $15,060 और चार सदस्यीय परिवारों के लिए 
$30,000—जिसके अतंर्गत अधिकतम मासिक लाभ 
क्रमशः $292 और $975 हैं।

	�  यह कार्यक्रम मखु्य रूप से अमरेिकी नागरिकों 
के लिए ह,ै हालांकि क्यूबा या हतैी से आए कुछ 
शरणार्थी और शरणार्थी आवेदक यदि आय मानदडंों 
को परूा करते हैं तो पात्र हो सकते हैं। 

	� स्थायी निवासी और ग्रीन-कार्ड धारकों को पात्रता 
के लिए कम से कम पाँच वर्ष परेू करने होते हैं।

	�  वन बिग ब्यूटीफुल’ बिल” ने कार्य आवश्यकताओ ं
की आय ुसीमा को 54 से बढ़ाकर 64 कर दिया ह,ै 
जिससे अब केवल उन माता-पिता को छूट दी गई ह ै
जिनके बच्चे 7 वर्ष से कम उम्र के हैं।

Source :IE

14वी ंचरण की वाणिज्यिक कोयला 
खदानो ंकी नीलामी
संदर्भ

•	 कोयला मतं्रालय वाणिज्यिक कोयला खदानों की 14वीं 
चरण की नीलामी शरुू करने की तैयारी कर रहा ह।ै प्रथम 
बार, मतं्रालय नीलामी ढांच े के अदंर भमूिगत कोयला 
गैसीकरण (UCG) के प्रावधानों को शामिल कर रहा ह।ै

भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG)

•	 UCG एक प्रक्रिया ह ै जिसमें कोयले को पारंपरिक 
खनन के बजाय भमूि के अदंर ही एक ज्वलनशील गैस 
(सिंगैस) में परिवर्तित किया जाता ह।ै
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•	 यह भारत के गहराई में स्थित कोयला भडंारों का दोहन 
करने की एक रणनीतिक पहल ह—ैऐसे संसाधन जिन्हें 
पारंपरिक तरीकों से खनन करना संभव नहीं ह।ै 

•	 यह नवाचार भारत की आयातित प्राकृतिक गैस और 
कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने के साथ-साथ 
निवेश के नए अवसरों को खोलने की संभावना ह।ै

Source: PIB

लोकटक झील
संदर्भ

•	 नागालैंड विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में किए गए एक 
अध्ययन ने मणिपरु की लोकटक झील में भमूि उपयोग 
और गंभीर जल प्रदषूण के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित 
किया ह।ै

लोकटक  झील के बारे में

•	 यह परू्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील 
ह ैऔर अपने अद्वितीय तैरते हुए जैव-पिड के लिए जानी 
जाती ह,ै जिसे मीतेई भाषा में “फुमदी” कहा जाता ह।ै 

•	 खगूा, नामबलु, इफंाल, कोंगबा, इरिल और थोउबाल 
जैसी नदियाँ लोकटक  झील में जाकर मिलती हैं। 

•	 यह झील 132 पौधों की प्रजातियों और 428 पश ु
प्रजातियों का समर्थन करती ह,ै जिनमें कई स्थानिक और 
प्रवासी प्रजातियाँ शामिल हैं।

•	  इसकी पारिस्थितिकीय महत्ता के कारण इसे रामसर 
साइट के रूप में नामित किया गया ह।ै 

•	 विनाश के कारण, लोकटक  झील 1993 से मॉन्ट्रेक्स 
रिकॉर्ड में शामिल ह,ै जो उन आर्द्रभमूियों की वैश्विक 
चतेावनी सचूी ह ै जो गंभीर पारिस्थितिकीय क्षति का 
सामना कर रही हैं।

पारिस्थितिकीय महत्त्व

•	 यह केइबलु लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील 
में स्थित ह,ै जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय 
उद्यान ह।ै 

•	 यह उद्यान मणिपरु के राज्य पश ुसंगाई या ब्राउन-एटंलर्ड 
हिरण को आश्रय दतेा ह,ै जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त ह।ै

Source: TH

जलवायु असमानता रिपोर्ट 2025
समाचार में

•	 क्लाइमटे इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025, जिसे वर्ल्ड 
इनइक्वालिटी लैब के लकुास चांसल और कॉर्नेलिया 
मोरेन ने सह-लेखित किया ह,ै में पाया गया ह ै कि 
जलवाय ुसंकट को बढ़ाने में अमीर व्यक्ति अपनी खपत 
से अधिक अपने निवेशों के माध्यम से योगदान दतेे हैं।

प﻿्रमुख निष्कर्ष

•	  रिपोर्ट में बताया गया ह ै कि संपत्ति के स्वामित्व के 
माध्यम से अमीर व्यक्ति जलवाय ु संकट में खपत की 
तलुना में अधिक योगदान दतेे हैं, जिसमें शीर्ष 1% 
लोग निजी पूंजी से जडु़े उत्सर्जन का 41% और खपत 
आधारित उत्सर्जन का 15% उत्तरदायी हैं।  

•	 उनकी प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर निम्न 50% की तलुना में 
680 गनुा तक अधिक ह।ै  

•	 अमरेिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे दशेों में स्वामित्व 
आधारित उत्सर्जन खपत आधारित अनमुानों से कहीं 
अधिक ह,ै जो अमीरों के असमान प्रभाव को दर्शाता ह।ै

प﻿्रभाव

•	  रिपोर्ट चतेावनी दतेी ह ै कि जलवाय ु परिवर्तन संपत्ति 
असमानता को और बढ़ा सकता ह,ै और यदि शीर्ष 1% 
लोग जलवाय ुनिवेशों पर नियत्रण रखते हैं, तो वे 2050 
तक वैश्विक संपत्ति का 46% तक नियत्रित कर सकते हैं।

सुझाव

•	  रिपोर्ट एक कार्बन-समायोजित संपत्ति कर का प्रस्ताव 
दतेी ह,ै ताकि उच्च-कार्बन निवेशों को हतोत्साहित 
किया जा सके और हरित संक्रमण के लिए धन एकत्रित 
किया जा सके। 

•	  रिपोर्ट का तर्क  ह ैकि यह उपभोक्ता-कें द्रित कार्बन कर 
की तलुना में अधिक प्रगतिशील और प्रभावी होगा।  

•	 अतिरिक्त सिफारिशों में नए जीवाश्म ईधंन निवेशों 
पर प्रतिबंध लगाना और निम्न-कार्बन अवसंरचना 
में सार्वजनिक स्वामित्व का विस्तार करना शामिल ह ै
ताकि असमानता को कम किया जा सके।
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निष्कर्ष

•	 1.5°C तापमान वदृ्धि के लिए वैश्विक कार्बन बजट 
लगभग समाप्त हो चकुा ह,ै ऐसे में यह आवश्यक ह ैकि 
जलवाय ुपरिवर्तन को वैश्विक संपत्ति असमानता को और 
खराब करने से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।

Source :IE

 HAL-रूस सौदा: एसजे-100 भारत में 
बनेगा
संदर्भ

•	 हिदंसु्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और रूस की 
यनूाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन (UAC) ने नागरिक 
कम्यूटर विमान SJ-100 के उत्पादन के लिए एक 
समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

परिचय 

•	 SJ-100 एक ट्विन-इजंन, नैरो-बॉडी यात्री विमान ह।ै 

•	 अब तक 200 से अधिक इकाइयों का उत्पादन किया जा 
चकुा ह ैऔर ये 16 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनों 
द्वारा विश्वभर में संचालित किए जा रह ेहैं। 

•	 इस सहयोग के अतंर्गत, HAL को घरेल ू ग्राहकों के 
लिए SJ-100 के निर्माण का अधिकार प्राप्त होगा — 
यह कदम UDAN योजना के अतंर्गत छोटे मार्गों की 
कनेक्टिविटी के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध हो सकता ह।ै

•	  यह प्रथम बार होगा जब भारत में एक परू्ण यात्री विमान 
का निर्माण किया जाएगा, इससे पहले AVRO HS-
748 का निर्माण HAL द्वारा 1961 से 1988 के बीच 
किया गया था।

•	  SJ-100 परियोजना न केवल नागरिक उड्डयन में 
‘आत्मनिर्भरता’ की दिशा में एक कदम ह,ै बल्कि यह 
निजी क्षेत्र को भी सशक्त बनाएगी और विमानन निर्माण 
पारिस्थितिकी तंत्र में रोजगार उत्पन्न करेगी।

क﻿्या आप जानते हैं?

•	 आगामी दशक में भारत के विमानन क्षेत्र को क्षेत्रीय 
कनेक्टिविटी के लिए इस श्रेणी के 200 से अधिक जेट 
विमानों की आवश्यकता होगी, और भारतीय महासागर 
क्षेत्र के आस-पास के अतंरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए 
लगभग 350 अतिरिक्त विमानों की मांग होगी।
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